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भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1004

जिसका उत्तर सोमवार, 3 दिसंबर, 2012 को दिया जाना है
अखिल भारतीय न्यायिक सेवा
1004. श्री राम विलास पासवान :
      डा. चंदन मित्रा :
क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या सरकार भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) की भांति अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (एआईजेएस) बनाने का विचार रखती है ;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;
(ग) क्या कुछ राज्यों और उच्च न्यायालयों ने इस पर आपत्तियां दर्ज कराई हैं और एआईजेएस के गठन के विरुद्ध कई कारण भी बताए हैं ; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और
(ङ) एआईजेएस को कब तक बनाये जाने की संभावना है ?
उत्तर
विधि और न्याय मंत्री (डा. अश्वनी कुमार)
(क) से (ङ) :  संविधान के अनुच्छेद 312 के अधीन अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (एआईजेएस) के लिए उपबंध करने हेतु 1977 में संविधान का संशोधन किया गया था । विधि आयोग की अपनी रिपोर्ट, प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग, केन्द्र-राज्य संबंध विषयक समिति और विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति द्वारा अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के पक्ष में अत्यधिक समर्थन प्राप्त हुआ था । तथापि, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के बारे में सर्वसम्मति राज्य सरकारों और राज्य उच्च न्यायालयों से हुए परामर्शों में संभव नहीं हो पाई है । सरकार सर्वसम्मति में कठिनाइयों के होते हुए भी अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की और युक्तियुक्त और स्वीकार्य विरचना की प्रस्थापना करके उसे आगे बढ़ाने के प्रस्ताव करती है ।

दस (10) राज्यों और तीन (3) उच्च न्यायालयों ने अपनी सहमति संसूचित की है, जबकि सात (7) राज्य और ग्यारह (11) उच्च न्यायालयों ने इसका समर्थन नहीं किया है । शेष राज्य प्रतिबद्ध नहीं हैं । राज्यों और उच्च न्यायालयों से प्राप्त प्रत्युत्तरों के ब्यौरे उपाबद्ध में दिए गए हैं । 

उपाबद्ध
राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं0 1004, जिसका उत्तर 3.12.2012 को दिया जाना है,         के उत्तर में निर्दिष्ट उपाबद्ध
अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के बनाए जाने पर राज्य सरकारों की टीका-टिप्पणियां/िवचार
	क्र0 सं0 
	राज्य का नाम
	टीका-टिप्पणियां/विचार

	1.
	आंध्र प्रदेश 
	न्यायिक पक्ष की ओर से भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना से संबंधित विषय पर पहले ही विचार किया गया है, इस संबंध में आंध्र प्रदेश सरकार को कोई विचार अभिव्यक्त नहीं करना है ।

	2.
	अरूणाचल प्रदेश 
	यह राज्य विभिन्न जनजातियों की संख्या वाला एक मुख्य जनजाति राज्य है, जिसकी अपनी समय पर खरी उतरने वाली रुढ़िजन्य विधियां और प्रथाएं हैं जिनके अधीन प्रत्येक जनजाति के विभिन्न विवादों और मतभेदों का विधि के न्यायालय में जाए बिना ही समाधान हो जाता है । ग्राम परिषदें सिविल और दांडिक दोनों प्रकृति के मामलों का विचारण और निपटान करती हैं । देश के अन्य भाग से अखिल भारतीय न्यायिक सेवा संवर्ग का कोई सदस्य भाषा की समस्याओं का सामना करेगा और अधिक विशिष्टतया मौखिक साक्ष्यों के अभिलेखन में । इसके अतिरिक्त, अन्य कारणों के लिए राज्य सरकार प्रस्ताव के पक्ष में नहीं है । 

	3.
	बिहार 
	राज्य सरकार का अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना करने के बारे में कोई आक्षेप नहीं है । 

	4.
	छत्तीसगढ़
	अखिल भारतीय न्यायिक सेवा छत्तीसगढ़ जैसे सुविधाहीन और पिछड़े राज्यों के लोगों के हित लिए अहितकर होगी ।

	5.
	हरियाणा 
	राज्य सरकार प्रस्ताव से सहमत है ।

	6.
	हिमाचल प्रदेश 
	राज्य पुनर्गठन आयोग और भारत के विधि आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किया जा सकता है । 

	7.
	झारखंड 
	राज्य सरकार अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के बनाए जाने के पक्ष में है ।

	8.
	जम्मू-कश्मीर
	अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के बनाए जाने के लिए भारत के संविधान के उपबंध, बयालीसवां (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान में समाविष्ट किए गए हैं । संविधान के उक्त उपबंध जम्मू-कश्मीर राज्य में लागू नहीं हैं । अतः इस विषय पर संसद् द्वारा बनाई गई कोई अन्य विधि हमारे राज्य में लागू नहीं होगी ।

	9.
	कर्नाटक 
	कर्नाटक सरकार, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के बनाए जाने के लिए प्रस्ताव के पक्ष में नहीं है ।

	10.
	मध्य प्रदेश 
	राज्य सरकार ने इस विषय पर कोई विचार नहीं भेजा है लेकिन मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की टीका-टिप्पणियों को अग्रेषित किया है । उच्च न्यायालय अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के बनाए जाने के पक्ष में नहीं   है ।

	11.
	महाराष्ट्र 
	प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार  अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के बनाए जाने के लिए महाराष्ट्र सरकार सिद्धांततः सहमत है । 

	12.
	मेघालय 
	मेघालय राज्य ने राज्य के भीतर जनजातीय क्षेत्रों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए और संविधान की छठी अनुसूची के उपबंधों द्वारा शासित किए जा रहे जनजातीय क्षेत्र विशिष्टतया खासी राज्यक्षेत्रों में अखिल भारतीय न्यायिक सेवा को बृहत स्तर पर जनता के हित में रखा जाना ठीक नहीं होगा । यह आशंका की जाती है कि ऐसी सेवा से कार्यान्वयन में गंभीर व्यवहारिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं । अतः, न्याय के प्रशासन की वर्तमान प्रणाली कुछ और समय तक के लिए जारी रहनी चाहिए और अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की कुछ समय तक के लिए प्रतीक्षा की जाए । 

	13. 
	मिजोरम 
	अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के काडर गठित होने की दशा में, भा.प्र.से. में एजीएमयूटी जैसे मिजोरम के लिए कोई संयुक्त काडर नहीं होना चाहिए और यह कि राज्य को अपना पृथक काडर रखने के लिए अनुज्ञात किया जाना चाहिए ।

	14.
	नागालैंड 
	इस समय इसे अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का भाग होना बहुत जल्दबाजी होगी ।

	15.
	ओडिशा 
	राज्य सरकार, कतिपय निबंधन और शर्तों के साथ अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन के पक्ष में है ।

	16.
	पंजाब 
	राज्य सरकार, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यथानिदेशित अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन के पक्ष में  है ।

	17.
	राजस्थान 
	राज्य सरकार अंतर-राज्य परिषद् की सिफारिश का समर्थन   करेगी ।

	18.
	सिक्किम 
	केंद्रीय सरकार इस मामले में विनिश्चय कर सकेगी । 

	19.
	तमिलनाडु
	व्यवहारिक भाषा की कठिनाइयों की दृष्टि से, तमिलडनाडु सरकार अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के सृजन के पक्ष में नहीं है क्योंकि जिला न्यायाधीश के कार्य की प्रकृति, राज्य की स्थानीय भाषा में मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य के मूल्यांकन की अपेक्षा करती है ।

	20.
	उत्तर प्रदेश 
	राज्य सरकार, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के बनाए जाने से सहमत   है ।


अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की विरचना के संबंध में प्रस्ताव के बारे में उच्च न्यायालयों की टीका-टिप्पणियां/विचार
	क्र0 सं0 
	उच्च न्यायालय का नाम 
	टीका-टिप्पणियां

	1.
	आंध्र प्रदेश 
	न्यायिक पक्ष की ओर से भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना से संबंधित विषय पर पहले ही विचार किया गया है, इस संबंध में आंध्र प्रदेश सरकार को कोई विचार अभिव्यक्त नहीं करना है ।

	2.
	इलाहाबाद 
	उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति ने आदेश पारित किए हैं कि इस आधार पर उत्तर कि अखिल भारतीय अधीनस्थ न्यायिक सेवा का यहां समर्थन नहीं किया जाता है और यह कि राज्य और राज्य न्यायपालिका नियंत्रित करती है और उसने स्वयं अधीनस्थ न्यायपालिका को सदैव ही नियंत्रित किया  है । 

	3.
	बम्बई 
	अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की विरचना संबंधी विषय पर 20.7.2009 को हुई उनकी पूर्ण न्यायपीठ की बैठक में चर्चा की गई थी, उस समय उनके श्रीमन ने अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन न करने का विनिश्चय किया था ।

	4.
	छत्तीसगढ़
	अखिल भारतीय न्यायिक सेवा छत्तीसगढ़ जैसे सुविधाहीन और पिछड़े राज्यों के लोगों के हित लिए अहितकर होगी ।

	5.
	दिल्ली 
	न्यायालय ने अ.शा. तारीख 14.12.1995 द्वारा अपने संसूचित विचारों को दोहराया है कि इस न्यायालय ने अपने सुरक्षित अधिकार को पहले ही अभिव्यक्त कर दिया है किन्तु अखिल भारतीय न्यायाधीश संगम बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में दिए गए उच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, इस मामले में कोई विचार अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता है ।

	6.
	गुजरात 
	विषय पर पूर्ण न्यायपीठ द्वारा विचार किया गया था और पूर्ण न्यायपीठ का यह विचार है कि विभिन्न कारणों से उच्च न्यायालय अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की विरचना के पक्ष में नहीं है ।

	7.
	हिमाचल प्रदेश 
	हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के पास प्रस्तुत करने के लिए कोई टीका-टिप्पणियां नहीं हैं ।

	8.
	झारखंड
	न्यायालय का यह विचार है कि पहले राष्ट्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के निबंधनानुसार अखिल भारतीय न्यायिक सेवा को स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

	9.
	कर्नाटक 
	सहमत नहीं ।

	10.
	केरल 
	अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के सृजन से व्यवहारिक कठिनाइयां उत्पन्न होंगी । केरल उच्च न्यायालय अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के सृजन के लिए प्रस्ताव के लिए अनुमति नहीं देता है ।

	11.
	मध्य प्रदेश 
	मध्य प्रदेश की उच्चतर न्यायिक सेवा शर्तों में वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तों के संबंध में शेट्टी वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के पश्चात् और अखिल भारतीय न्यायाधीश  मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में सारवान रूप से सुधार हुआ है और अतः उच्च न्यायालय, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की विरचना के पक्ष में नहीं है । 

	12.
	मद्रास 
	मद्रास उच्च न्यायालय अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के पक्ष में नहीं   है । 

	13.
	ओडिशा 
	सहमत ।

	14.
	पटना 
	न्यायालय ने 1989 की रिट याचिका सं0 1022 (अखिल भारतीय न्यायाधीश संगम और अन्य बनाम भारत संघ) में निर्णय के आलोक में अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन के पक्ष में अपने विचारों को सहर्ष पुष्ट किया है ।

	15.
	राजस्थान 
	अखिल भारतीय न्यायिक सेवा गठित की जा सकती है बशर्ते यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 235 के उपबंधों को क्षीण न करे ।

	16.
	उत्तराखंड 
	उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने यह संकल्प किया है कि उच्चतर न्यायिक सेवा में उच्च न्यायालय द्वारा भर्ती की वर्तमान प्रणाली को बनाए रखा जाए ।

	17.
	सिक्किम 
	पूर्ण न्यायपीठ ने यह संकल्प किया है कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा संविधान का फैडरल स्वरूप अर्थात् विशिष्टतया राज्य न्यायपालिका के मुकाबले में प्रतिकूल प्रतीत होता है । भारत के संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन प्रतिष्ठापित अधीनस्थ न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए “नियंत्रण  ” उच्च न्यायालय में निहित होता है और अतः, वह स्वीकार्य नहीं है । 
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